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भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भमूमका एरं्व न्याययक सक्रियता का 
राजनीयतक वर्वश्लेषण 

डॉ. बजेृश स्र्वरुप सोनकर 
अमसस्टेंट प्रोफेसर, राजनीयत वर्वज्ञान वर्वभाग 

कमम क्षेत्र स्नातकोत्तर महावर्वद्यालय, इटार्वा (उ.प्र.) 
शोध सारांश (Abstract) 

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की संर्वैधायनक एर्वं राजनीयतक भूममका तथा 
न्याययक सक्रियता के प्रभार्वों का वर्वश्लेषण करना है। अध्ययन में न्याययक पुनरार्वलोकन, जनहहत याचचका, मौमलक अचधकारों 
के संरक्षण और शक्ततयों के पथृतकरण जैसे प्रमुख पक्षों का वर्वर्वेचन क्रकया जाएगा। साथ ही, न्यायपामलका, वर्वधाययका एर्वं 
कायमपामलका के पारस्पररक संबंधों तथा लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही पर न्याययक हस्तक्षेप के प्रभार्वों का परीक्षण क्रकया जाएगा। यह 

अध्ययन र्वणमनात्मक एर्वं वर्वश्लेषणात्मक प्रकृयत का है, क्जसमें भारतीय संवर्वधान, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख यनणमयों, 
पुस्तकों, शोध पत्रों और आचधकाररक दस्तार्वेजों को प्राथममक एर्वं द्वर्वतीयक स्रोतों के रूप में उपयोग क्रकया जाएगा। शोध का 
कें द्रीय तकम  यह है क्रक न्याययक सक्रियता संर्वैधायनक मूल्यों और नागररक अचधकारों के संरक्षण में महत्त्र्वपूणम योगदान दे सकती 
है, क्रकंतु इसकी प्रभार्वशीलता के मलए न्याययक स्र्वतंत्रता, संस्थागत जर्वाबदेही तथा शक्ततयों के संर्वैधायनक संतुलन के बीच 

समन्र्वय आर्वश्यक है। 
मखु्य शब्द: भारतीय लोकतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय, न्याययक सक्रियता, न्याययक पुनरार्वलोकन, जनहहत याचचका, संर्वैधायनक 

शासन, राजनीयतक जर्वाबदेही। 

 
प्रस्तार्वना 

भारतीय लोकतंत्र वर्वश्र्व के सबसे बडे संर्वैधायनक लोकतंत्रों में से एक है, क्जसमें शक्ततयों के पथृतकरण (Separation 

of Powers) का मसद्धांत संवर्वधान के मूल ढााँचे का अमभन्न अंग है। इस व्यर्वस्था में वर्वधाययका, कायमपामलका और 

न्यायपामलका तीनों अंग एक-दसूरे के पूरक होते हुए भी स्र्वतंत्र रूप से कायम करते हैं। इनमें से न्यायपामलका, वर्वशेष रूप से 

सर्वोच्च न्यायालय, न केर्वल संवर्वधान का संरक्षक है, बक्ल्क मौमलक अचधकारों का प्रहरी तथा लोकतांत्रत्रक मूल्यों का अंयतम 

रक्षक भी है। भारतीय संवर्वधान यनमामताओं ने न्यायपामलका को इतना शक्ततशाली एर्वं स्र्वतंत्र स्थान प्रदान क्रकया क्रक र्वह अन्य 

दो अंगों के अयतरेक पर अंकुश लगा सके। यह शोध-पत्र ऐयतहामसक घटनािम एर्वं संर्वैधायनक प्रार्वधानों के आधार पर भारतीय 

लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका एर्वं न्याययक सक्रियता का राजनीयतक वर्वश्लेषण प्रस्तुत करता है। 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संवर्वधान के लागू होने के साथ ही हुई। संवर्वधान के अनुच्छेद 124 के अंतगमत 

26 जनर्वरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अक्स्तत्र्व में आना सुयनक्श्चत क्रकया गया। इसका औपचाररक उद्घाटन 
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28 जनर्वरी 1950 को पुराने संसद भर्वन के वप्रसेंस चैंबर में हुआ, जहााँ पूर्वम में फेडरल कोटम ऑफ इंडडया (1937–1950) कायमरत 

था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हररलाल ज.े कायनया के नेततृ्र्व में न्यायालय ने कायम आरंभ क्रकया। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य 

न्यायाधीश एर्वं सात अन्य न्यायाधीश थे, परंतु बढ़त ेकायमभार के कारण संसद ने न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर 

बढ़ाई। संवर्वधान के भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) में इसकी संरचना, अचधकाररता, शक्ततयााँ एर्वं प्रक्रिया का 
वर्वस्ततृ प्रार्वधान क्रकया गया है। न्यायालय को मूल (Original), अपीलीय (Appellate) एर्वं सलाहकारी (Advisory) अचधकाररता 
प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 के अंतगमत मौमलक अचधकारों के प्रर्वतमन हेतु ररट याचचकाओं की शक्तत, अनुच्छेद 131 के अंतगमत 

संघ-राज्य वर्वर्वादों की मूल अचधकाररता, अनुच्छेद 136 के अंतगमत वर्वशेष अनुमयत याचचका (Special Leave Petition) तथा 
अनुच्छेद 143 के अंतगमत राष्ट्रपयत को सलाह देने की शक्तत इसकी संर्वैधायनक क्स्थयत को असाधारण बनाती है। अनुच्छेद 141 

के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्र्वारा घोवषत वर्वचध समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है। 
भारतीय लोकतंत्र में न्यायपामलका का राजनीयतक महत्त्र्व इस तथ्य में यनहहत है क्रक र्वह संवर्वधान की मूल संरचना 

(Basic Structure) की रक्षा करती है। केशर्वानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐयतहामसक यनणमय में न्यायालय ने यह 

प्रयतपाहदत क्रकया क्रक संसद संवर्वधान के मूल ढााँच ेमें पररर्वतमन नहीं कर सकती। यह मसद्धांत भारतीय लोकतंत्र की राजनीयतक 

क्स्थरता का आधार स्तंभ मसद्ध हुआ। आपातकाल (1975–77) के दौरान ए.डी.एम. जबलपुर बनाम मशर्वकांत शुतला (1976) 

प्रकरण में न्यायालय की यनक्ष्ट्ियता की आलोचना हुई, परंतु आपातकाल के पश्चात ्न्यायालय ने अपनी छवर्व पुनस्थामवपत की। 
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या कर “उचचत, न्यायसंगत एर्व ंयुक्ततयुतत प्रक्रिया” 

का मसद्धांत प्रयतपाहदत क्रकया गया, क्जससे मौमलक अचधकारों का वर्वस्तार हुआ। 
न्याययक सक्रियता (Judicial Activism) की अर्वधारणा भारत में 1970 के दशक के उत्तराधम से वर्वकमसत हुई। यह र्वह 

प्रक्रिया है क्जसमें न्यायालय पारंपररक न्याययक संयम (Judicial Restraint) से आगे बढ़कर सामाक्जक, आचथमक एर्वं 
राजनीयतक मुद्दों पर सक्रिय हस्तक्षेप करता है। सार्वमजयनक हहत याचचका (Public Interest Litigation – PIL) इस सक्रियता 
का सबसे प्रभार्वी माध्यम बनी। जक्स्टस पी.एन. भगर्वती एर्वं जक्स्टस र्वी.आर. कृष्ट्णा अय्यर के नेततृ्र्व में लोकल स्टैंडी के 

यनयम को मशचथल कर जनसाधारण को न्याय तक पहुाँच प्रदान की गई। हुसैनआरा खातून बनाम त्रबहार राज्य (1979) में 
वर्वचाराधीन कैहदयों के अचधकारों की रक्षा से आरंभ हुई यह परंपरा पयामर्वरण संरक्षण (एम.सी. मेहता प्रकरण), महहलाओं के 

कायमस्थल पर उत्पीडन (वर्वशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997), चुनार्व सुधार एर्वं शासन में पारदमशमता तक वर्वस्ताररत हुई। 
2015 तक के आाँकडों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 20 जुलाई 2015 तक 1,598 सार्वमजयनक हहत याचचकाएाँ लंत्रबत थीं, 
क्जनमें सबसे पुरानी याचचका 15 जुलाई 1992 की थी। र्वषम 2014 में अकेले 905 PIL दायर हुई थीं, जो न्याययक सक्रियता के 

वर्वस्तार को दशामता है। 
समकालीन भारतीय राजनीयत (2015 तक) में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका अत्यंत प्रासंचगक रही है। 1990 के दशक 

के पश्चात ्गठबंधन सरकारों के युग में कायमपामलका की कमजोरी के बीच न्यायालय ने शासन में ररक्ततयों को भरने का कायम 
क्रकया। न्याययक यनयुक्ततयों में कॉलेक्जयम प्रणाली (द्वर्वतीय एर्वं ततृीय न्यायाधीश प्रकरण, 1993 एर्वं 1998) के माध्यम से 

न्यायालय ने अपनी स्र्वतंत्रता सुयनक्श्चत की। अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय न्याययक यनयुक्तत आयोग (NJAC) को असंर्वैधायनक 

घोवषत कर न्यायालय ने न्याययक स्र्वतंत्रता को संवर्वधान की मूल संरचना का भाग घोवषत क्रकया। पयामर्वरण, मानर्वाचधकार, 

भ्रष्ट्टाचार एर्वं चुनार्वी सुधार जैसे क्षेत्रों में न्यायालय के यनदेशों ने राजनीयतक व्यर्वस्था को प्रभावर्वत क्रकया। इस प्रकार 2015 तक 

http://www.irjmsh.com/


IRJMSH           Vol 7 Issue 1  [Year 2016]       ISSN  2277 – 9809     (0nline)       2348–9359 (Print) 

 

International Research Journal of Management Sociology & Humanity ( IRJMSH ) Page 432  

www.irjmsh.com 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न केर्वल न्याययक अपील का अंयतम न्यायालय था, बक्ल्क लोकतंत्र की रक्षा, मौमलक अचधकारों के 

वर्वस्तार एर्वं शासन की जर्वाबदेही सुयनक्श्चत करने र्वाली एक सक्रिय राजनीयतक संस्था के रूप में स्थावपत हो चुका था। 

अध्ययन की पषृ्ठभमूम एरं्व ऐयतहामसक वर्वकास 

भारतीय संवर्वधान में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका का यनधामरण संवर्वधान यनमामताओं द्र्वारा अत्यंत सोच-समझकर 

क्रकया गया था। संवर्वधान सभा की बहसों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी तथा अन्य सदस्यों ने स्पष्ट्ट रूप से यह 

स्र्वीकार क्रकया क्रक स्र्वतंत्र भारत में एक शक्ततशाली एर्वं स्र्वतंत्र न्यायपामलका लोकतंत्र की रक्षा के मलए अयनर्वायम है। संवर्वधान 

के भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अचधकाररता, शक्ततयााँ एर्वं प्रक्रिया का 
वर्वस्ततृ प्रार्वधान क्रकया गया। अनुच्छेद 124(1) में स्पष्ट्ट रूप से कहा गया क्रक “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा”, जबक्रक 

अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने संवर्वधान की “आत्मा” की संज्ञा दी। अनुच्छेद 13 के अंतगमत न्याययक पुनरार्वलोकन 

(Judicial Review) की शक्तत, अनुच्छेद 141 के अंतगमत न्यायालय द्र्वारा घोवषत वर्वचध की बाध्यकारी प्रकृयत तथा अनुच्छेद 

142 के अंतगमत पूणम न्याय करने की शक्तत ने सर्वोच्च न्यायालय को वर्वश्र्व के सबसे शक्ततशाली संर्वैधायनक न्यायालयों में से 

एक बना हदया। संवर्वधान लागू होने के समय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एर्वं सात अन्य न्यायाधीश थे। 28 जनर्वरी 
1950 को न्यायालय का औपचाररक उद्घाटन हुआ तथा प्रथम मुख्य न्यायाधीश हररलाल जे. कायनया ने पदभार ग्रहण क्रकया। 

स्र्वतंत्रता के पश्चात ्सर्वोच्च न्यायालय के अचधकारों एर्वं कायमक्षेत्र का वर्वकास कई चरणों में हुआ। प्रारंमभक दो दशकों 
(1950–1970) में न्यायालय ने अपेक्षाकृत संयममत भूममका यनभाई। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में अनुच्छेद 21 

की संकीणम व्याख्या की गई तथा “प्रक्रिया द्र्वारा स्थावपत वर्वचध” को ही पयामप्त माना गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 

(1951) एर्वं सज्जन मसहं बनाम राजस्थान राज्य (1965) में संसद की संशोधन शक्तत को व्यापक माना गया। परंतु 1960 के 

दशक के अंत में गोलाकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में न्यायालय ने यह अमभयनधामररत क्रकया क्रक संसद मौमलक अचधकारों 
में संशोधन नहीं कर सकती। इस यनणमय ने संसद एर्वं न्यायपामलका के बीच तनार्व बढ़ा हदया। 1973 में केशर्वानंद भारती बनाम 

केरल राज्य के ऐयतहामसक यनणमय में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से “मूल संरचना मसद्धांत” (Basic Structure 

Doctrine) प्रयतपाहदत क्रकया। इस मसद्धांत ने संसद की संशोधन शक्तत पर अंकुश लगाकर संवर्वधान के लोकतांत्रत्रक मूल्यों की 
रक्षा सुयनक्श्चत की। आपातकाल (जून 1975–माचम 1977) के दौरान ए.डी.एम. जबलपुर बनाम मशर्वकांत शुतला (1976) प्रकरण 

में न्यायालय की बहुमत र्वाली पीठ ने अनुच्छेद 21 के यनलंबन को र्वैध ठहराया, क्जसकी बाद में व्यापक आलोचना हुई। 
आपातकाल की समाक्प्त के पश्चात ्न्यायालय ने अपनी छवर्व पुनस्थामवपत करन ेका प्रयास क्रकया। 

न्याययक सक्रियता का उद्भर्व एर्वं वर्वकास मुख्यतः आपातकाल के पश्चात ्की अर्वचध में हुआ। 1978 में मेनका गांधी 
बनाम भारत संघ के यनणमय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या कर “उचचत, न्यायसंगत एर्वं युक्ततयुतत प्रक्रिया” का मसद्धांत 

प्रयतपाहदत क्रकया। इससे मौमलक अचधकारों का वर्वस्तार आरंभ हुआ। न्याययक सक्रियता के वर्वकास को तीन प्रमुख चरणों में 
वर्वभाक्जत क्रकया जा सकता है। प्रथम चरण (1950–1970) में न्याययक संयम की प्रधानता रही। द्वर्वतीय चरण (1970–2000) में 
सक्रियता का उदय एर्वं वर्वस्तार हुआ। इस अर्वचध में जक्स्टस पी.एन. भगर्वती, जक्स्टस र्वी.आर. कृष्ट्णा अय्यर, जक्स्टस 

चचन्नप्पा रेड्डी एर्वं जक्स्टस डी.ए. देसाई जैसे न्यायाधीशों ने सक्रिय भूममका यनभाई। ततृीय चरण (2000–2015) में सक्रियता 
का वर्वस्तार पयामर्वरण, शासन में पारदमशमता, चुनार्व सुधार एर्वं मानर्वाचधकारों तक हुआ। इस अर्वचध में न्यायालय ने कॉलेक्जयम 

प्रणाली (द्वर्वतीय न्यायाधीश प्रकरण 1993 एर्वं ततृीय न्यायाधीश प्रकरण 1998) के माध्यम से न्याययक यनयुक्ततयों में अपनी 
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प्रधानता स्थावपत की। अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय न्याययक यनयुक्तत आयोग (NJAC) को असंर्वैधायनक घोवषत कर न्यायालय ने 

न्याययक स्र्वतंत्रता को संवर्वधान की मूल संरचना का भाग घोवषत क्रकया। 
जनहहत याचचका (Public Interest Litigation – PIL) न्याययक सक्रियता का सर्वामचधक महत्र्वपूणम साधन मसद्ध हुई। 

पारंपररक लोकल स्टैंडी के यनयम को मशचथल कर न्यायालय ने गरीब, र्वंचचत एर्व ंअसहाय र्वगों को न्याय तक पहुाँच प्रदान की। 
हुसैनआरा खातून बनाम त्रबहार राज्य (1979) में वर्वचाराधीन कैहदयों के अचधकारों की रक्षा से आरंभ हुई यह प्रक्रिया एस.पी. 
गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में औपचाररक रूप से स्थावपत हुई। पीआईएल के माध्यम से न्यायालय ने पयामर्वरण संरक्षण 

(एम.सी. मेहता प्रकरण श्ृंखला), बंधुआ मजदरूी, बाल श्म, महहलाओं के कायमस्थल पर यौन उत्पीडन (वर्वशाखा बनाम 

राजस्थान राज्य, 1997) तथा चुनार्व सुधार जैसे क्षेत्रों में महत्र्वपूणम यनदेश जारी क्रकए। हदसम्बर 2015 तक के उपलब्ध आाँकडों 
के अनुसार 20 जुलाई 2015 को सर्वोच्च न्यायालय में 1,598 सार्वमजयनक हहत याचचकाएाँ लंत्रबत थीं, क्जनमें से 553 ररट 

याचचकाएाँ थीं। सबसे पुरानी लंत्रबत याचचका 15 जुलाई 1992 की थी। र्वषम 2014 में अकेले 905 पीआईएल दायर की गई थीं तथा 
2015 में जुलाई तक 348 याचचकाएाँ दायर हो चुकी थीं। पीआईएल की संख्या में यनरंतर र्वदृ्चध ने यह स्पष्ट्ट कर हदया क्रक न्याय 

तक पहुाँच का वर्वस्तार हुआ है, यद्यवप लंत्रबत मामलों की संख्या भी एक चुनौती बनी हुई थी। 
इस प्रकार स्र्वतंत्रता के पश्चात ्साढे़ छह दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूममका को पारंपररक अपीलीय 

न्यायालय से आगे बढ़ाकर संवर्वधान के संरक्षक, मौमलक अचधकारों के वर्वस्तारकताम एर्वं शासन की जर्वाबदेही सुयनक्श्चत करने 
र्वाली संस्था के रूप में वर्वकमसत क्रकया। 2015 तक यह स्पष्ट्ट हो चुका था क्रक न्याययक सक्रियता एर्वं जनहहत याचचका ने 

भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्र्वपूणम योगदान हदया है, यद्यवप शक्ततयों के पथृतकरण के संदभम में इसकी सीमाओं पर 

भी वर्वमशम आर्वश्यक था। यह अध्ययन उपरोतत ऐयतहामसक वर्वकासिम को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की राजनीयतक 

भूममका का वर्वश्लेषण प्रस्तुत करता है। 

अध्ययन का महत्त्र्व एरं्व आर्वश्यकता 
 संर्वैधायनक लोकतंत्र की रक्षा में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका का अध्ययन। 
 नागररकों के मौमलक अचधकारों एर्वं स्र्वतंत्रताओं के संरक्षण का वर्वश्लेषण। 
 न्यायपामलका और राजनीयतक संस्थाओं के बीच बदलत ेसंबंधों को समझना। 
 न्याययक सक्रियता की उपलक्ब्धयों, सीमाओं एर्वं लोकतांत्रत्रक प्रभार्वों का परीक्षण। 

शोध समस्या 
भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय संवर्वधान की सर्वोच्चता, मौमलक अचधकारों और वर्वचध के शासन की रक्षा 

करने र्वाली प्रमुख संस्था है। क्रकंतु न्याययक सक्रियता के वर्वस्तार के साथ न्यायपामलका, वर्वधाययका और कायमपामलका के बीच 

अचधकार-क्षेत्र, शक्ततयों के पथृतकरण तथा लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही से संबंचधत प्रश्न भी उभरे हैं। प्रस्तुत शोध में इन अंतवर्वमरोधों 
का राजनीयतक एर्वं संर्वैधायनक दृक्ष्ट्ट से वर्वश्लेषण क्रकया जाएगा। 

अध्ययन के उद्देश्य 

1. भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की संर्वैधायनक एर्वं राजनीयतक भूममका का वर्वश्लेषण करना। 
2. न्याययक सक्रियता की अर्वधारणा, वर्वकास और प्रमुख वर्वशेषताओं का अध्ययन करना। 
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3. मौमलक अचधकारों, जनहहत याचचकाओं तथा न्याययक पुनरार्वलोकन के संदभम में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान का 
परीक्षण करना। 

4. न्यायपामलका, वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के पारस्पररक संबंधों का वर्वश्लेषण करना। 
5. न्याययक सक्रियता की सीमाओ,ं आलोचनाओं एर्वं लोकतांत्रत्रक प्रभार्वों का मूल्यांकन करना। 

शोध प्रश्न 

 भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका क्रकस प्रकार वर्वकमसत हुई है? 

 न्याययक सक्रियता ने नागररक अचधकारों एर्वं संर्वैधायनक शासन को क्रकस सीमा तक प्रभावर्वत क्रकया है? 

 न्याययक सक्रियता और न्याययक अयतिमण के बीच अंतर यनधामररत करने के प्रमुख आधार तया हैं? 

 सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्वधाययका, कायमपामलका एर्वं लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही पर तया प्रभार्व पडता है? 

पररकल्पना 
भारतीय लोकतंत्र में न्याययक सक्रियता ने मौमलक अचधकारों के संरक्षण, संर्वैधायनक मूल्यों की स्थापना और शासन 

की जर्वाबदेही को सुदृढ़ करने में महत्त्र्वपूणम योगदान हदया है; तथावप, इसके प्रभार्वी एर्वं लोकतांत्रत्रक संचालन के मलए शक्ततयों 
के पथृतकरण और संस्थागत मयामदाओं का सम्मान आर्वश्यक है। 

साहहत्य समीक्षा (Review of Literature) 

भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका एर्वं न्याययक सक्रियता पर उपलब्ध साहहत्य का अध्ययन करने 
से स्पष्ट्ट होता है क्रक न्यायपामलका का कायम केर्वल कानूनों की व्याख्या तक सीममत नहीं है, बक्ल्क र्वह संर्वैधायनक मूल्यों, 
नागररक स्र्वतंत्रताओं और लोकतांत्रत्रक संस्थाओं के बीच संतुलन स्थावपत करने में भी महत्त्र्वपूणम भूममका यनभाती है। इस 

वर्वषय पर वर्वमभन्न वर्वद्र्वानों ने न्याययक सक्रियता की प्रकृयत, उसके वर्वकास तथा राजनीयतक व्यर्वस्था पर उसके प्रभार्वों का 
अध्ययन क्रकया है। 
गे्रनवर्वल ऑस्स्िन (Granville Austin) ने अपनी पुस्तक The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation में भारतीय 

संवर्वधान के यनमामण, संर्वैधायनक मूल्यों और लोकतांत्रत्रक संस्थाओं के वर्वकास का वर्वश्लेषण क्रकया है। उनका अध्ययन यह 

समझने में सहायक है क्रक भारतीय संवर्वधान सामाक्जक पररर्वतमन, लोकतांत्रत्रक शासन और नागररक अचधकारों के संरक्षण के 

मलए क्रकस प्रकार आधार प्रदान करता है। 
उपेन्र बक्सी (Upendra Baxi) ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूममका और न्याययक प्रक्रिया के सामाक्जक पक्ष का 
वर्वश्लेषण क्रकया है। उनकी रचनाएाँ वर्वशेष रूप से जनहहत याचचका, सामाक्जक न्याय तथा न्यायपामलका की सक्रिय भूममका को 
समझने में उपयोगी हैं। उनके अध्ययन से यह प्रश्न भी उभरता है क्रक न्याययक हस्तक्षेप र्वास्तवर्वक रूप से र्वंचचत र्वगों को 
क्रकतना लाभ पहुाँचाता है। 
एस. पी. साठे (S. P. Sathe) ने अपनी पुस्तक Judicial Activism in India में भारतीय न्यायपामलका के वर्वकास, न्याययक 

पुनरार्वलोकन, जनहहत याचचका और न्याययक सक्रियता की र्वैधता का वर्वस्ततृ वर्वर्वेचन क्रकया है। उन्होंने न्याययक सक्रियता के 

लोकतांत्रत्रक योगदान के साथ न्यायपामलका की जर्वाबदेही और उसके अचधकार-क्षेत्र से संबंचधत प्रश्नों पर भी वर्वचार क्रकया है।  
अनुज भुर्वायनया (Anuj Bhuwania) ने Courting the People: Public Interest Litigation in Post-Emergency India में 
जनहहत याचचका के वर्वकास तथा भारतीय न्याययक व्यर्वस्था में उसके प्रभार्वों का अध्ययन क्रकया है। उनका कायम इस बात को 
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समझने में सहायता करता है क्रक जनहहत याचचका ने न्याय तक पहुाँच के नए अर्वसर उत्पन्न करने के साथ-साथ न्याययक 

प्रक्रिया की प्रकृयत को भी प्रभावर्वत क्रकया है।  
उपरोतत साहहत्य के आधार पर कहा जा सकता है क्रक न्याययक सक्रियता पर उपलब्ध अध्ययन इसके संर्वैधायनक, 

वर्वचधक और सामाक्जक पक्षों को पयामप्त महत्त्र्व देत ेहैं। तथावप, प्रस्तुत शोध में इन पक्षों को राजनीयतक दृक्ष्ट्टकोण से एकीकृत 

करते हुए न्यायपामलका, वर्वधाययका और कायमपामलका के संबंधों, राजनीयतक सत्ता पर संर्वैधायनक यनयंत्रण, लोकतांत्रत्रक 

जर्वाबदेही तथा न्याययक सक्रियता और न्याययक अयतिमण के बीच अंतर का वर्वश्लेषण क्रकया जाएगा। यही इस अध्ययन का 
प्रमुख वर्वश्लेषणात्मक कें द्र होगा। 

शोध अंतराल (Research Gap) 

उपलब्ध साहहत्य में सर्वोच्च न्यायालय की संर्वैधायनक भूममका, न्याययक सक्रियता तथा जनहहत याचचका का व्यापक 

अध्ययन क्रकया गया है। तथावप, न्याययक सक्रियता के राजनीयतक प्रभार्वों, वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के साथ न्यायपामलका 
के बदलत ेसंबंधों तथा लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही और न्याययक अयतिमण के बीच संतुलन का समेक्रकत वर्वश्लेषण अपेक्षाकृत 

आर्वश्यक है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को ध्यान में रखते हुए समकालीन भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका 
एर्वं न्याययक सक्रियता का राजनीयतक वर्वश्लेषण प्रस्तुत करेगा। 

सदै्धांयतक आधार 

भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूममका एर्वं न्याययक सक्रियता का वर्वश्लेषण करने हेतु कई 
सैद्धांयतक अर्वधारणाएाँ आधार प्रदान करती हैं। इनमें संर्वैधायनकतार्वाद, शक्ततयों का पथृतकरण, न्याययक 
पुनरार्वलोकन, लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही तथा न्याययक सक्रियता एर्वं संयम के बीच संतुलन प्रमुख हैं। 

संर्वैधायनकतार्वाद (Constitutionalism) की अर्वधारणा इस मूल मसद्धांत पर आधाररत है क्रक शासन की 
शक्ततयााँ संवर्वधान द्र्वारा सीममत होती हैं तथा संवर्वधान सर्वोच्च होता है। भारतीय संदभम में यह मसद्धांत संवर्वधान 
की उद्देमशका, मौमलक अचधकारों तथा मूल संरचना मसद्धांत में प्रयतत्रबक्म्बत होता है। संवर्वधान यनमामताओं ने स्पष्ट्ट 
रूप से सीममत शासन की व्यर्वस्था की ताक्रक क्रकसी भी अंग को असीममत शक्तत प्राप्त न हो। केशर्वानंद भारती 
बनाम केरल राज्य (1973) के यनणमय ने इस मसद्धांत को व्यार्वहाररक रूप प्रदान क्रकया, क्जसमें यह अमभयनधामररत 
क्रकया गया क्रक संसद संवर्वधान के मूल ढााँच ेमें पररर्वतमन नहीं कर सकती। यह यनणमय हदसम्बर 2015 तक भारतीय 
संर्वैधायनक न्यायशास्त्र का आधार स्तंभ बना रहा। 

शक्ततयों के पथृतकरण (Separation of Powers) का मसद्धांत मोंटेस्तयू की वर्वचारधारा से प्रभावर्वत है। 
भारतीय संवर्वधान में यद्यवप कठोर पथृतकरण नहीं अपनाया गया, तथावप वर्वधाययका, कायमपामलका एर्व ं
न्यायपामलका के बीच कायों का स्पष्ट्ट वर्वभाजन क्रकया गया। सर्वोच्च न्यायालय को न्याययक पुनरार्वलोकन की 
शक्तत प्रदान कर संवर्वधान यनमामताओं ने यह सुयनक्श्चत क्रकया क्रक अन्य दो अंग संर्वैधायनक सीमाओं का अयतिमण 
न करें। अनुच्छेद 50 में कायमपामलका को न्यायपामलका से पथृक रखने का यनदेश हदया गया, जबक्रक अनुच्छेद 121 
एर्वं 211 में संसद एर्वं राज्य वर्वधानमंडलों को न्यायाधीशों के आचरण पर चचाम करने से प्रयतबंचधत क्रकया गया। 
2015 तक के अनुभर्व ने यह स्पष्ट्ट क्रकया क्रक शक्ततयों का संतुलन बनाए रखना भारतीय लोकतंत्र की यनरंतर 
चुनौती रहा है। 
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न्याययक पुनरार्वलोकन (Judicial Review) का मसद्धांत सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्र्वपूणम शक्तत है। 
अनुच्छेद 13 के अंतगमत कोई भी वर्वचध जो मौमलक अचधकारों का उल्लंघन करती है, शून्य घोवषत की जा सकती है। 
मबमरी बनाम मैडडसन (1803) के अमेररकी यनणमय से पे्रररत यह शक्तत भारतीय संवर्वधान में स्पष्ट्ट रूप से यनहहत 
है। शंकरी प्रसाद (1951), गोलाकनाथ (1967) एर्वं केशर्वानंद भारती (1973) जैसे यनणमयों ने इस मसद्धांत को 
वर्वकमसत क्रकया। हदसम्बर 2015 तक न्यायालय ने अनेक कें द्रीय एर्वं राज्य कानूनों को असंर्वैधायनक घोवषत कर 
वर्वचध के शासन (Rule of Law) को सुदृढ़ क्रकया। 

लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही (Democratic Accountability) की अर्वधारणा इस बात पर बल देती है क्रक 
संर्वैधायनक संस्थाएाँ जनता के प्रयत उत्तरदायी हों। न्यायपामलका यद्यवप यनर्वामचचत नहीं होती, तथावप र्वह संवर्वधान के 
प्रयत जर्वाबदेह होती है। न्याययक सक्रियता के माध्यम से न्यायालय ने कायमपामलका एर्वं वर्वधाययका की जर्वाबदेही 
सुयनक्श्चत करन ेका प्रयास क्रकया। साथ ही, स्र्वयं न्यायपामलका पर भी जर्वाबदेही के प्रश्न उठे, वर्वशेषकर कॉलेक्जयम 
प्रणाली के संदभम में। 

न्याययक सक्रियता (Judicial Activism) एर्वं न्याययक संयम (Judicial Restraint) के बीच संतुलन का 
वर्वश्लेषण इस अध्ययन का कें द्रीय सैद्धांयतक पक्ष है। सक्रियता र्वह क्स्थयत है क्जसमें न्यायालय सामाक्जक एर्वं 
राजनीयतक मुद्दों पर सक्रिय हस्तक्षेप करता है, जबक्रक संयम में न्यायालय वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के क्षेत्र में 
न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। भारत में 1970 के दशक के पश्चात ्सक्रियता का वर्वस्तार हुआ, परंतु 2015 तक 
इसकी सीमाओ ंपर भी गंभीर वर्वमशम आरंभ हो चुका था। न्याययक अयतरेक (Judicial Overreach) की आलोचना 
के बार्वजूद, सक्रियता ने मौमलक अचधकारों के वर्वस्तार एर्वं शासन में पारदमशमता लाने में महत्र्वपूणम भूममका यनभाई। 

सर्वोच्च न्यायालय की संर्वधैायनक एरं्व राजनीयतक भमूमका 
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संवर्वधान का संरक्षक एर्वं अंयतम व्याख्याकार है। अनुच्छेद 141 के अनुसार 

न्यायालय द्र्वारा घोवषत वर्वचध समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। संवर्वधान की व्याख्या करने की अंयतम 
शक्तत न्यायालय में यनहहत है, क्जससे र्वह संघीय व्यर्वस्था, मौमलक अचधकारों एर्वं शासन व्यर्वस्था के सभी पक्षों को 
प्रभावर्वत करता है। मौमलक अचधकारों का संरक्षण न्यायालय की सर्वामचधक महत्र्वपूणम भूममका रही है। अनुच्छेद 32 
के अंतगमत नागररकों को संर्वैधायनक उपचार का अचधकार प्राप्त है, क्जसे डॉ. अम्बेडकर ने संवर्वधान की आत्मा कहा 
था। मेनका गांधी (1978) के यनणमय ने अनुच्छेद 21 को व्यापक आयाम प्रदान क्रकया। वर्वशाखा बनाम राजस्थान 
राज्य (1997) में कायमस्थल पर यौन उत्पीडन के वर्वरुद्ध हदशायनदेश जारी कर न्यायालय ने वर्वधायी शून्यता को 
भरा। हदसम्बर 2015 तक अनुच्छेद 21 के अंतगमत मशक्षा का अचधकार, स्र्वास्थ्य का अचधकार, स्र्वच्छ पयामर्वरण का 
अचधकार तथा यनजता के अचधकार जैसी अनेक अर्वधारणाएाँ वर्वकमसत हो चुकी थीं। 

न्याययक पुनरार्वलोकन एर्वं वर्वचध के शासन की स्थापना में न्यायालय की भूममका यनणामयक रही है। 
न्यायालय ने न केर्वल सामान्य कानूनों बक्ल्क संर्वैधायनक संशोधनों की भी र्वैधता की जााँच की। केशर्वानंद भारती 
(1973) में प्रयतपाहदत मूल संरचना मसद्धांत ने संसद की शक्तत पर स्थायी अंकुश लगाया। इंहदरा गांधी बनाम राज 
नारायण (1975) में चुनार्व संबंधी संशोधन को असंर्वैधायनक घोवषत कर न्यायालय ने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा 
की। संघीय व्यर्वस्था एर्वं कें द्र-राज्य वर्वर्वादों में न्यायालय की भूममका अनुच्छेद 131 के अंतगमत मूल अचधकाररता से 
स्पष्ट्ट होती है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के यनणमय ने अनुच्छेद 356 के दरुुपयोग पर अंकुश 
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लगाया तथा संघीय संरचना को सुदृढ़ क्रकया। इस यनणमय ने यह स्पष्ट्ट क्रकया क्रक राष्ट्रपयत शासन लगाने का यनणमय 
न्याययक पुनरार्वलोकन के अधीन है। 2015 तक यह यनणमय कें द्र-राज्य संबंधों का मागमदशमक मसद्धांत बना रहा। 
चुनार्व, नागररक स्र्वतंत्रता, शासन एर्वं सार्वमजयनक नीयत से संबंचधत मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप यनरंतर बढ़ता 
गया। चुनार्व सुधारों के क्षेत्र में न्यायालय ने प्रत्यामशयों द्र्वारा आपराचधक पषृ्ट्ठभूमम की घोषणा अयनर्वायम की तथा 
यनर्वामचन आयोग की स्र्वतंत्रता को सुदृढ़ क्रकया। नागररक स्र्वतंत्रताओं के संरक्षण में हुसैनआरा खातून (1979) से 
लेकर वर्वमभन्न बंदी प्रत्यक्षीकरण याचचकाओं तक न्यायालय सक्रिय रहा। शासन में पारदमशमता के मलए सूचना का 
अचधकार एर्वं लोकपाल जैसे मुद्दों पर भी न्यायालय ने हदशा-यनदेश जारी क्रकए। 

संवर्वधान के मूल ढााँच े के मसद्धांत के माध्यम से संर्वैधायनक सीमाओं का संरक्षण न्यायालय की सबसे 
दरूगामी भूममका रही है। 1973 से 2015 तक के चार दशकों में न्यायालय ने लोकतंत्र, धममयनरपेक्षता, संघर्वाद, 
न्याययक स्र्वतंत्रता एर्वं मौमलक अचधकारों को मूल संरचना का भाग घोवषत क्रकया। अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय 
न्याययक यनयुक्तत आयोग (NJAC) को असंर्वैधायनक घोवषत कर न्यायालय ने न्याययक स्र्वतंत्रता को मूल संरचना 
का अमभन्न अंग बताया। यह यनणमय हदसम्बर 2015 तक न्याययक-कायमपामलका संबंधों का सबसे महत्र्वपूणम 
घटनािम था।  

इस प्रकार सैद्धांयतक आधार एर्वं व्यार्वहाररक भूममका के वर्वश्लेषण से यह स्पष्ट्ट होता है क्रक 2015 तक 
सर्वोच्च न्यायालय न केर्वल संर्वैधायनक संस्था था, बक्ल्क भारतीय राजनीयत का एक सक्रिय एर्वं प्रभार्वशाली घटक 
बन चुका था। उसकी भूममका ने लोकतंत्र को सुदृढ़ क्रकया, परंतु शक्ततयों के संतुलन एर्वं जर्वाबदेही के प्रश्न भी 
उत्पन्न क्रकए, क्जनका वर्वश्लेषण इस शोध-पत्र में आगे क्रकया गया है। 

भारत में न्याययक सक्रियता का वर्वकास एरं्व प्रमखु यनणणय 

भारत में न्याययक सक्रियता का वर्वकास एक िममक प्रक्रिया रही है, जो संवर्वधान लाग ू होने के पश्चात ् वर्वमभन्न 

ऐयतहामसक चरणों से गुजरती हुई 2015 तक एक सुदृढ़ संर्वैधायनक परंपरा के रूप में स्थावपत हो चुकी थी। प्रारंमभक दो दशकों में 
न्यायालय ने अपेक्षाकृत संयममत भूममका यनभाई, परंतु 1970 के दशक से सक्रियता का स्पष्ट्ट उदय हुआ। जनहहत याचचका 
(Public Interest Litigation) इस सक्रियता का सबसे प्रभार्वी माध्यम बनी। पारंपररक लोकल स्टैंडी के कठोर यनयम को मशचथल 

कर न्यायालय ने र्वंचचत, गरीब एर्वं असहाय र्वगों को न्याय तक पहुाँच प्रदान की। हुसैनआरा खातून बनाम त्रबहार राज्य (1979) 

में वर्वचाराधीन कैहदयों के अचधकारों की रक्षा से आरंभ हुई यह प्रक्रिया एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में औपचाररक 

रूप से प्रयतक्ष्ट्ठत हुई। जक्स्टस पी.एन. भगर्वती एर्वं जक्स्टस र्वी.आर. कृष्ट्णा अय्यर के योगदान से जनहहत याचचका ने न्याय 

तक पहुाँच का व्यापक वर्वस्तार क्रकया। हदसम्बर 2015 तक के उपलब्ध आाँकडों के अनुसार 20 जुलाई 2015 को सर्वोच्च 

न्यायालय में 1,598 जनहहत याचचकाएाँ लंत्रबत थीं, क्जनमें सबसे पुरानी याचचका 15 जुलाई 1992 की थी। र्वषम 2014 में अकेले 

905 जनहहत याचचकाएाँ दायर हुई थीं, जो इस प्रक्रिया के वर्वस्तार को स्पष्ट्ट रूप से दशामती हैं। 
केशर्वानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) न्याययक सक्रियता का सबसे महत्र्वपूणम मील का पत्थर मसद्ध हुआ। 13 

न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह अमभयनधामररत क्रकया क्रक संसद संवर्वधान के मूल ढााँच े (Basic Structure) में 
पररर्वतमन नहीं कर सकती। इस यनणमय ने लोकतंत्र, धममयनरपेक्षता, संघर्वाद, न्याययक स्र्वतंत्रता एर्वं मौमलक अचधकारों को 
संवर्वधान की अनुल्लंघनीय संरचना घोवषत क्रकया। यह मसद्धांत हदसम्बर 2015 तक भारतीय संर्वैधायनक न्यायशास्त्र का 
आधार बना रहा तथा संसद की संशोधन शक्तत पर स्थायी अंकुश लगाए रखा। 
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मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने व्यक्ततगत स्र्वतंत्रता एर्वं अनुच्छेद 21 की व्याख्या में िांयतकारी पररर्वतमन क्रकया। 
न्यायालय ने यह स्पष्ट्ट क्रकया क्रक अनुच्छेद 21 के अंतगमत प्राण एर्वं दैहहक स्र्वतंत्रता का अचधकार केर्वल “प्रक्रिया द्र्वारा 
स्थावपत वर्वचध” तक सीममत नहीं है, बक्ल्क र्वह प्रक्रिया उचचत, न्यायसंगत एर्वं युक्ततयुतत होनी चाहहए। इस यनणमय ने 

अनुच्छेद 14, 19 एर्वं 21 के बीच अंतसबंंध स्थावपत कर मौमलक अचधकारों के वर्वस्तार का मागम प्रशस्त क्रकया। इसके पश्चात ्

अनुच्छेद 21 के अंतगमत मशक्षा, स्र्वास्थ्य, स्र्वच्छ पयामर्वरण एर्वं मानर्वीय गररमा जैसे अनेक अचधकार वर्वकमसत हुए। 
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने संघर्वाद एर्वं राष्ट्रपयत शासन की न्याययक समीक्षा को सुदृढ़ क्रकया। न्यायालय ने 

यह अमभयनधामररत क्रकया क्रक अनुच्छेद 356 के अंतगमत राष्ट्रपयत शासन लगाने का यनणमय न्याययक पुनरार्वलोकन के अधीन है 

तथा राज्य सरकार को बखामस्त करने से पूर्वम र्वैकक्ल्पक सरकार बनाने की संभार्वनाओं का परीक्षण आर्वश्यक है। इस यनणमय ने 

कें द्र-राज्य संबंधों में संतुलन स्थावपत करने में महत्र्वपूणम भूममका यनभाई तथा संघीय संरचना की रक्षा की। 
वर्वशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) कायमस्थल पर महहलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में न्याययक सक्रियता का उत्कृष्ट्ट उदाहरण 

रहा। वर्वधायी शून्यता की क्स्थयत में न्यायालय ने यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु वर्वस्ततृ हदशा-यनदेश जारी क्रकए। इन हदशा-
यनदेशों को तब तक बाध्यकारी बनाया गया जब तक संसद उपयुतत कानून का यनमामण न कर दे। यह यनणमय कायमस्थल पर 

महहलाओं के अचधकारों का प्रमुख आधार बना रहा तथा मलगं समानता के क्षेत्र में न्यायालय की सक्रिय भूममका को रेखांक्रकत 

करता है। 
इन प्रमुख यनणमयों के अयतररतत पयामर्वरण संरक्षण (एम.सी. मेहता प्रकरण श्ृंखला), बंधुआ मजदरूी, बाल श्म एर्वं 

चुनार्व सुधार जैसे क्षेत्रों में भी न्यायालय ने सक्रिय हस्तक्षेप क्रकया। 2015 तक न्याययक सक्रियता भारतीय संर्वैधायनक व्यर्वस्था 
का अमभन्न अंग बन चुकी थी। 

न्याययक सक्रियता का राजनीयतक वर्वश्लेषण 

न्याययक सक्रियता का राजनीयतक वर्वश्लेषण यह स्पष्ट्ट करता है क्रक 2015 तक सर्वोच्च न्यायालय न केर्वल न्याययक 

संस्था रह गया था, बक्ल्क भारतीय राजनीयत का एक सक्रिय एर्वं प्रभार्वशाली घटक बन चुका था। न्यायपामलका एर्व ं

कायमपामलका के बीच संबंधों का स्र्वरूप यनरंतर पररर्वयतमत होता रहा। प्रारंमभक र्वषों में न्यायालय ने कायमपामलका के प्रयत संयम 

अपनाया, परंतु आपातकाल के पश्चात ्सक्रियता बढ़ी। 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों की अक्स्थरता के बीच न्यायालय ने 

शासन में उत्पन्न ररक्ततयों को भरन ेका प्रयास क्रकया। कॉलेक्जयम प्रणाली (1993 एर्वं 1998) के माध्यम से न्यायालय ने 

न्याययक यनयुक्ततयों में अपनी प्रधानता स्थावपत की, क्जससे कायमपामलका का प्रभार्व सीममत हुआ। अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय 

न्याययक यनयुक्तत आयोग को असंर्वैधायनक घोवषत कर न्यायालय ने न्याययक स्र्वतंत्रता को संवर्वधान की मूल संरचना का भाग 

बताया, जो न्यायपामलका-कायमपामलका संबंधों का यनणामयक मोड मसद्ध हुआ। 
वर्वधाययका की नीयतयों एर्वं यनणमयों की न्याययक समीक्षा ने राजनीयतक सत्ता पर संर्वैधायनक यनयंत्रण स्थावपत क्रकया। 

केशर्वानंद भारती (1973) एर्वं इंहदरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) जैसे यनणमयों ने संसद की शक्तत पर अंकुश लगाया। 
न्यायालय ने अनेक कानूनों को असंर्वैधायनक घोवषत कर वर्वचध के शासन को सुदृढ़ क्रकया। यह प्रक्रिया संस्थागत संतुलन बनाए 

रखने में सहायक मसद्ध हुई, यद्यवप कुछ मामलों में न्याययक अयतरेक की आलोचना भी हुई। लोकतांत्रत्रक शासन में नागररक 

अचधकारों एर्वं सार्वमजयनक हहत के संरक्षण में न्याययक सक्रियता ने महत्र्वपूणम भूममका यनभाई। जनहहत याचचका के माध्यम से 

न्यायालय ने उन र्वगों को न्याय उपलब्ध कराया जो पारंपररक न्याययक प्रक्रिया तक पहुाँचने में असमथम थे। पयामर्वरण, मशक्षा, 
स्र्वास्थ्य एर्व ंमहहलाओं के अचधकारों जैसे क्षेत्रों में न्यायालय के हस्तक्षेप ने सार्वमजयनक नीयत को प्रभावर्वत क्रकया। इससे 

http://www.irjmsh.com/


IRJMSH           Vol 7 Issue 1  [Year 2016]       ISSN  2277 – 9809     (0nline)       2348–9359 (Print) 

 

International Research Journal of Management Sociology & Humanity ( IRJMSH ) Page 439  

www.irjmsh.com 

जनवर्वश्र्वास में र्वदृ्चध हुई, परंतु साथ ही यह प्रश्न भी उठा क्रक तया न्यायालय वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के कायों का स्थान ले 

रहा है। 
न्याययक सक्रियता, राजनीयतक जर्वाबदेही एर्वं जनवर्वश्र्वास के बीच संबंध जहटल रहा। एक ओर सक्रियता ने शासन में 

पारदमशमता एर्वं जर्वाबदेही सुयनक्श्चत की, दसूरी ओर स्र्वयं न्यायपामलका पर जर्वाबदेही के प्रश्न उठे। कॉलेक्जयम प्रणाली की 
अपारदमशमता पर 2015 तक गंभीर वर्वमशम आरंभ हो चुका था। सार्वमजयनक नीयत से जुडे प्रश्नों का समाधान करत ेहुए न्यायालय 

ने कई बार वर्वधायी शून्यता को भरा, जैसा वर्वशाखा हदशा-यनदेशों में स्पष्ट्ट हुआ। 
इस प्रकार न्याययक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में योगदान हदया, नागररक अचधकारों का वर्वस्तार 

क्रकया तथा संस्थागत संतुलन बनाए रखने का प्रयास क्रकया।  

न्याययक सक्रियता की सीमाएँ एरं्व आलोचनाएँ 

न्याययक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करन े एर्वं नागररक अचधकारों का वर्वस्तार करने में महत्र्वपूणम 
योगदान हदया, तथावप हदसम्बर 2015 तक इसकी सीमाओं एर्वं आलोचनाओं पर भी गंभीर वर्वमशम आरंभ हो चुका था। सक्रियता 
एर्वं अयतिमण के बीच की वर्वभाजक रेखा प्रायः धंुधली रही है, क्जससे संर्वैधायनक संस्थाओं के बीच तनार्व उत्पन्न हुआ। 
न्याययक सक्रियता और न्याययक अयतिमण (Judicial Overreach) के बीच अंतर करना आर्वश्यक है। सक्रियता र्वह क्स्थयत है 

क्जसमें न्यायालय मौमलक अचधकारों की रक्षा, वर्वधायी शून्यता की पूयतम अथर्वा शासन की जर्वाबदेही सुयनक्श्चत करने हेतु 

हस्तक्षेप करता है। इसके वर्वपरीत, अयतिमण तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के नीयतगत क्षेत्र 

में अनार्वश्यक रूप से प्रर्वेश कर उनके अचधकार-क्षेत्र का अयतिमण करता है। 2015 तक के कई यनणमयों में यह प्रश्न बार-बार 

उठाया गया क्रक तया न्यायालय केर्वल संवर्वधान की व्याख्या कर रहा है अथर्वा नीयत यनमामण का कायम भी कर रहा है। वर्वशाखा 
हदशा-यनदेश (1997) जैसे मामलों में वर्वधायी शून्यता को भरना सक्रियता माना गया, परंतु कुछ अन्य मामलों में न्यायालय 

द्र्वारा वर्वस्ततृ प्रशासयनक यनदेश जारी करने को अयतिमण की शे्णी में रखा गया। 
शक्ततयों के पथृतकरण तथा संस्थागत अचधकार-क्षेत्र से संबंचधत प्रश्न न्याययक सक्रियता की सबसे महत्र्वपूणम 

आलोचना रहे हैं। भारतीय संवर्वधान में यद्यवप कठोर पथृतकरण नहीं अपनाया गया, तथावप तीनों अंगों के कायमक्षेत्र का स्पष्ट्ट 

वर्वभाजन क्रकया गया है। न्यायालय द्र्वारा सार्वमजयनक नीयत, पयामर्वरण मानकों, मशक्षा नीयत एर्वं प्रशासयनक प्रक्रियाओं पर 

वर्वस्ततृ यनदेश जारी करने से यह आशंका व्यतत की गई क्रक न्यायपामलका वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के क्षेत्र में प्रर्वेश कर रही 
है। 2015 तक कई वर्वचधर्वेत्ताओं एर्वं राजनीयतक चचतंकों ने इस बात पर बल हदया क्रक लोकतंत्र में अंयतम नीयतगत यनणमय 

यनर्वामचचत प्रयतयनचधयों के पास ही रहना चाहहए। यनर्वामचचत संस्थाओं के नीयतगत यनणमयों में न्याययक हस्तक्षेप की सीमा का 
प्रश्न भी महत्र्वपूणम रहा। न्यायालय ने अनेक मामलों में सरकार की आचथमक एर्वं सामाक्जक नीयतयों की समीक्षा की। यद्यवप 

मौमलक अचधकारों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप आर्वश्यक माना गया, तथावप कुछ यनणमयों में नीयत के गुण-दोष का मूल्यांकन करने को 
अनुचचत बताया गया। एस.आर. बोम्मई (1994) जैसे यनणमयों ने संघीय संरचना की रक्षा की, परंतु प्रशासयनक मामलों में यनरंतर 

यनगरानी (continuing mandamus) की प्रर्ववृत्त पर भी प्रश्नचचह्न लगे। 2015 तक यह स्पष्ट्ट हो चुका था क्रक न्यायालय को नीयत 

के क्रियान्र्वयन की यनगरानी एर्वं नीयत यनमामण के बीच संतुलन बनाए रखना आर्वश्यक है। 
न्याययक यनयुक्ततयों, पारदमशमता एर्वं जर्वाबदेही से संबंचधत वर्वमशम 2015 में वर्वशेष रूप से तीव्र हो गया। कॉलेक्जयम 

प्रणाली (1993 एर्वं 1998 के यनणमयों द्र्वारा स्थावपत) ने न्याययक स्र्वतंत्रता सुयनक्श्चत की, परंतु इसकी अपारदमशमता की व्यापक 

आलोचना हुई। यनयुक्ततयों की प्रक्रिया में मानदंडों की स्पष्ट्टता एर्वं जर्वाबदेही के अभार्व को लेकर 2015 तक गंभीर चचतंाएाँ 
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व्यतत की जा रही थीं। अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय न्याययक यनयुक्तत आयोग (NJAC) को असंर्वैधायनक घोवषत करन ेके यनणमय 

ने एक ओर न्याययक स्र्वतंत्रता की रक्षा की, दसूरी ओर यनयुक्तत प्रक्रिया में पारदमशमता एर्वं जर्वाबदेही के प्रश्न को और अचधक 

प्रासंचगक बना हदया। न्यायपामलका स्र्वयं जर्वाबदेही के तंत्र से मुतत कैसे रह सकती है, यह प्रश्न 2015 तक अनुत्तररत बना रहा। 
न्याययक वर्वलंब, लंत्रबत मामलों तथा न्याय तक असमान पहुाँच की समस्या न्याययक सक्रियता की व्यार्वहाररक 

सीमाओं को उजागर करती है। हदसम्बर 2015 तक सर्वोच्च न्यायालय में हजारों मामले लंत्रबत थे। 20 जुलाई 2015 को अकेले 

1,598 जनहहत याचचकाएाँ लंत्रबत थीं, क्जनमें सबसे पुरानी याचचका 23 र्वषों से अचधक समय से लंत्रबत थी। जनहहत याचचका ने 

सैद्धांयतक रूप से न्याय तक पहुाँच का वर्वस्तार क्रकया, परंतु व्यार्वहाररक स्तर पर लंत्रबत मामलों की वर्वशाल संख्या एर्वं 
प्रक्रियागत वर्वलंब ने इस वर्वस्तार को सीममत कर हदया। ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब एर्वं र्वंचचत र्वगों के मलए उच्चतम न्यायालय तक 

र्वास्तवर्वक पहुाँच अभी भी कहठन बनी हुई थी। न्याययक सक्रियता ने अचधकारों का वर्वस्तार तो क्रकया, परंतु न्याय वर्वतरण की 
गयत एर्व ंसमानता की समस्या का समाधान नहीं कर सकी। 

इस प्रकार 2015 तक न्याययक सक्रियता की उपलक्ब्धयों के साथ-साथ उसकी सीमाएाँ भी स्पष्ट्ट हो चुकी थीं। सक्रियता 
एर्वं अयतिमण के बीच संतुलन, शक्ततयों के पथृतकरण का सम्मान, यनर्वामचचत संस्थाओं के प्रयत संयम, यनयुक्तत प्रक्रिया में 
पारदमशमता तथा लंत्रबत मामलों की समस्या का समाधान—ये सभी प्रश्न भारतीय लोकतंत्र के मलए चुनौती बन ेहुए थे। इस शोध-

पत्र में इन सीमाओं एर्वं आलोचनाओं का वर्वश्लेषण कर यह स्पष्ट्ट करने का प्रयास क्रकया गया है क्रक न्याययक सक्रियता की 
यनरंतरता एर्वं र्वैधता के मलए संस्थागत सुधार आर्वश्यक हैं। 

शोध पद्धयत 

 शोध का स्र्वरूप: र्वणमनात्मक, वर्वश्लेषणात्मक एर्वं गुणात्मक। 
 अध्ययन की प्रकृयत: संर्वैधायनक एर्वं राजनीयतक संस्थाओं का अध्ययन। 
 प्राथममक स्रोत: भारतीय संवर्वधान, सर्वोच्च न्यायालय के यनणमय, वर्वचधक दस्तार्वेज एर्वं आचधकाररक ररपोटें। 
 द्वर्वतीयक स्रोत: राजनीयत वर्वज्ञान एर्वं वर्वचध की पुस्तकें , शोध पत्र, अकादममक जनमल तथा प्रामाणणक संस्थागत 

अध्ययन। 
 वर्वश्लेषण की वर्वचध: संर्वैधायनक प्रार्वधानों, चययनत न्याययक यनणमयों तथा उनके राजनीयतक प्रभार्वों का वर्वषयर्वस्तु 

वर्वश्लेषण। 

यनष्कषण एरं्व सझुार्व 

प्रथम, भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की संर्वैधायनक भूममका 1950 से 2015 तक यनरंतर वर्वस्ताररत एर्व ं

सुदृढ़ हुई है। संवर्वधान के संरक्षक, मौमलक अचधकारों के प्रहरी तथा मूल संरचना मसद्धांत के माध्यम से संर्वैधायनक सीमाओं के 

रक्षक के रूप में न्यायालय ने अपनी पहचान स्थावपत की। केशर्वानंद भारती (1973) से लेकर अतटूबर 2015 में राष्ट्रीय 

न्याययक यनयुक्तत आयोग को असंर्वैधायनक घोवषत करने तक न्यायालय ने संसद एर्वं कायमपामलका की शक्ततयों पर 

संर्वैधायनक अंकुश बनाए रखा। इस प्रक्रिया ने लोकतांत्रत्रक शासन को सुदृढ़ क्रकया तथा संवर्वधान की सर्वोच्चता को व्यार्वहाररक 

रूप प्रदान क्रकया। 
द्वर्वतीय, न्याययक सक्रियता ने नागररक अचधकारों एर्वं संस्थागत जर्वाबदेही के संरक्षण में महत्र्वपूणम योगदान हदया। 

जनहहत याचचका के माध्यम से न्याय तक पहुाँच का वर्वस्तार हुआ। मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या 
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कर व्यक्ततगत स्र्वतंत्रता को नया आयाम हदया, जबक्रक वर्वशाखा (1997) ने कायमस्थल पर महहलाओं की सुरक्षा हेतु हदशा-यनदेश 

जारी कर वर्वधायी शून्यता को भरा। एस.आर. बोम्मई (1994) ने संघीय संरचना की रक्षा की। 20 जुलाई 2015 तक 1,598 

जनहहत याचचकाएाँ लंत्रबत होने के बार्वजूद, इस प्रक्रिया ने र्वंचचत र्वगों को न्याय उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय भूममका यनभाई। 
सक्रियता ने शासन में पारदमशमता एर्वं जर्वाबदेही को भी बढ़ार्वा हदया। 

ततृीय, न्याययक सक्रियता की सीमाएाँ एर्वं न्याययक संयम की आर्वश्यकता स्पष्ट्ट रूप से उजागर हुई। सक्रियता एर्व ं

अयतिमण के बीच की रेखा कई मामलों में धंुधली रही। शक्ततयों के पथृतकरण के मसद्धांत के अंतगमत न्यायालय द्र्वारा 
नीयतगत मामलों में वर्वस्ततृ हस्तक्षेप की आलोचना हुई। कॉलेक्जयम प्रणाली की अपारदमशमता तथा यनयुक्तत प्रक्रिया में 
जर्वाबदेही के अभार्व पर 2015 तक गंभीर वर्वमशम चल रहा था। न्याययक वर्वलंब एर्वं लंत्रबत मामलों की समस्या ने सक्रियता की 
व्यार्वहाररक सीमाओ ंको रेखांक्रकत क्रकया। सबसे पुरानी लंत्रबत जनहहत याचचका 23 र्वषों से अचधक समय से लंत्रबत होना इस 

समस्या की गंभीरता को दशामता है। 
चतुथम, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने वर्वधाययका एर्वं कायमपामलका के संबंधों को प्रभावर्वत क्रकया। एक ओर इसने 

राजनीयतक सत्ता पर संर्वैधायनक यनयंत्रण स्थावपत क्रकया, दसूरी ओर संस्थागत तनार्व भी उत्पन्न क्रकया। 2015 तक यह स्पष्ट्ट 

हो चुका था क्रक न्याययक सक्रियता लोकतंत्र के मलए आर्वश्यक है, परंतु उसकी यनरंतरता एर्वं र्वैधता शक्ततयों के पथृतकरण तथा 
संस्थागत मयामदाओं के सम्मान पर यनभमर करती है। यह यनष्ट्कषम शोध की मूल पररकल्पना की पुक्ष्ट्ट करता है। 

सुझार्व 

उपरोतत यनष्ट्कषों के आधार पर यनम्नमलणखत सुझार्व प्रस्तुत क्रकए जात ेहैं: 
1. न्याययक प्रक्रिया में पारदमशमता बढ़ाने हेतु कॉलेक्जयम प्रणाली में स्पष्ट्ट मानदंड एर्वं मलणखत प्रक्रिया अपनाई जाए, 

क्जससे यनयुक्ततयों में जर्वाबदेही सुयनक्श्चत हो सके। 
2. लंत्रबत मामलों की समस्या के समाधान हेतु न्याययक वर्वलंब को कम करने के मलए समयबद्ध सुनर्वाई एर्वं अयतररतत 

बेंचों की व्यर्वस्था पर बल हदया जाए। 2015 तक की क्स्थयत में लंत्रबत जनहहत याचचकाओं की संख्या को देखते हुए यह 

अत्यंत आर्वश्यक है। 
3. न्याय तक समान पहुाँच सुयनक्श्चत करने के मलए ग्रामीण एर्वं र्वंचचत क्षेत्रों में वर्वचधक सहायता सेर्वाओं का वर्वस्तार 

क्रकया जाए, ताक्रक जनहहत याचचका का लाभ केर्वल शहरी एर्वं संसाधन-संपन्न र्वगों तक सीममत न रहे। 
4. न्यायपामलका एर्व ंअन्य संर्वैधायनक संस्थाओं के बीच संतुमलत सबंंध बनाए रखने के मलए न्यायालय को नीयत 

यनमामण एर्वं नीयत क्रियान्र्वयन की यनगरानी के बीच स्पष्ट्ट अंतर बनाए रखना चाहहए। वर्वधायी शून्यता की पूयतम 
आर्वश्यक होने पर भी संयम अपनाया जाए। 

5. न्याययक सक्रियता एर्वं संयम के बीच संतुलन हेतु संर्वैधायनक नैयतकता एर्वं संस्थागत मयामदाओं का यनरंतर सम्मान 

क्रकया जाए, क्जससे लोकतांत्रत्रक जर्वाबदेही सुदृढ़ हो सके। 
यनष्ट्कषमतः न्याययक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करन ेमें महत्र्वपूणम योगदान हदया है, परंतु उसकी सीमाओं का 
सम्मान एर्वं संस्थागत सुधार इसकी दीघमकामलक र्वैधता के मलए अपररहायम हैं। 
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